भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1005
दिनांक 29.07.2015/7 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
भारत-म्यांमार और भूटान सीमा पर उग्रवादियों के रहमो-करम पर ग्रामीण
†1005.  श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :

  श्रीमती कनक लता सिंह :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि भारत-म्यांमार और भूटान के सीमावर्ती गांवों के लोग विद्रोहियों और उग्रवादियों के रहमो-करम पर जीवन यापन के लिए बाध्य हैं;  
(ख) क्या यह भी सच है कि भारत-म्यांमार और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोहियों एवं शरारती किस्म के लोगों द्वारा विभिन्न अवैध गतिविधियां की जाती हैं; और  
(ग) उक्त क्षेत्रों में कानून का राज हो इसके लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और उसकी स्थिति क्या है?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)
(क) : भारत-म्यांमार और भारत-भूटान के कुछ सीमावर्ती पॉकेट/सुदूर गांव ऐसे हैं, जो विद्रोही समूहों द्वारा उत्पीड़न के मामले में संवेदनशील हैं । तथापि, अपने अथक प्रयासों के माध्यम से सीमा रक्षक बल, कुछेक छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रभावी रुप से इस स्थिति पर अपना आधिपत्य बनाए हुए हैं ।
(ख) : ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए हैं, जहां सुरक्षा बलों ने भारत-म्यांमार और भारत-भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट व्यक्तियों को वर्जित सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है ।
(ग) : केन्द्र सरकार ने अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ नजदीकी समन्वय से, सीमा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहु-स्तरीय एवं मल्टी-नोडल तैनाती, पड़ोसी देशों के साथ उन्नत आसूचना एवं द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग जैसी एक बहु-आयामी नीति अपनाई है ।
*****
